भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
***
   राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 671
  (जिसका उत्तर बृहस्‍पतिवार, 16 अगस्‍त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक) को दिया जाना है) 
काला धन वापस लाया जाना  
671.

श्री तारिक अनवर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि  :

        (क)  क्‍या यह सच है कि बेहिसाब काले धन को वापस लाया जाना अब एक वैश्‍विक मुद्दा बन चुका है; और
            (ख)  यदि हॉं, तो सरकार उस धन को वापस लाने के लिए क्‍या–क्‍या कदम उठा रही है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री  (एस.एस. पलानीमाणिक्कम)
(क) :  जी, हॉं । 
(ख) : काले धन को देश में वापस लाने के लिए सरकार द्वारा एक पांच स्‍तरीय कार्यनीति तैयार की गई है, जो संक्षेप में निम्‍नानुसार है :-

क. 
‘काले धन’ के विरूद्ध विश्‍वस्‍तरीय अभियान में शामिल होना : (उदाहरण के लिए जी-20, कर प्रयोजनों के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान पर विश्‍वस्‍तरीय मंच, वित्‍तीय एकता और आर्थिक विकास पर कार्यबल, वित्‍तीय कार्रवाई कार्यबल, संयुक्‍त राष्‍ट्र, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) आदि में हमारी कार्रवाई);

ख.  
एक उपयुक्‍त कानूनी ढांचा सृजित करना : (वर्तमान अधिनियम में बनाए गए और प्रत्‍यक्ष कर संहिता (डी.टी.सी.), नए दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों और कर सूचना के आदान-प्रदान संबंधी करारों में प्रस्‍तावित कानूनों में विभिन्‍न कर अपवंचन-रोधी उपाय करना तथा वर्तमान दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों में संशोधन करना);

जारी ... 2/-

· 2 -
ग.    अवैध निधियों से निपटने के लिए संस्‍थाओं की स्‍थापना : (दस विदेश स्‍थित आयकर यूनिट, समर्पित कम्‍प्‍यूटरीकृत सूचना का आदान-प्रदान (ईओआई यूनिट), वित्‍त आसूचना एकक (एफआईयू));

घ.    कार्यान्‍वयन के लिए प्रणालियों का विकास करना : (नई कर्मचारी नीति); और

ड.    प्रभावी कार्रवाई के लिए कर्मचारियों को कौशल प्रदान करना : (कौशल विकास के लिए लगातार प्रशिक्षण) ।


    उपर्युक्‍त कदमों से परिणाम दिखायी देने लगे हैं। सरकार को विदेशों में भारतीयों द्वारा धारित बैंक खातों सहित परिसंपत्‍तियों के बारे में विभिन्‍न देशों से सूचनाएं प्राप्‍त हुई हैं। प्राप्‍त सूचनाएं, दोहरा कराधान परिहार अनुबंध/कर सूचना आदान-प्रदान अनुबंध, जिसके तहत सूचनाएं प्राप्‍त की जाती हैं, के गोपनीयता प्रावधानों के अनुसार गोपनीय होती हैं।

   जब कभी ऐसी सूचनाएं प्राप्‍त होती हैं तो परिसंपत्‍तियों/अंतरणों की प्रत्‍यक्ष कर कानूनों के तहत जांच करने के लिए आवश्‍यक कार्रवाई की जाती है। प्रत्‍यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार इन जांचों के दौरान पता लगायी गई किसी अघोषित आय/परिसंपत्‍तियों को कर दायरे में लाया जाता है। समुचित मामलों में अर्थदंड एवं अभियोजन की कार्यवाहियां भी शुरू की जाती हैं।
****
